भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 1521
सोमवार, 24 दिसम्‍बर, 2018/3 पौष, 1940 (शक)
सड़क परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का लंबित होना
1521. डॉ. वी. मैत्रेयनः 
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग 45 सी के विक्रवन्डी-कुम्बकोनम खंड पर कुडुलोर जिले के पिन्नलुर गांव में सर्वेक्षण संख्या 185/4 बी में 1405 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि का अधिाग्रहण पिछले दो वर्षों से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उस 1405 वर्ग मीटर की भूमि पर भी सड़क बिछाने का कार्य जारी है, जिसे अभी अधिगृहीत किया जाना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(घ) क्या आगे बिना किसी विलंब के अधिग्रहण की अधिसूचना उपलब्ध कराने और मूल अधिसूचना की तिथि से मुआवजे पर 12% ब्याज का भुगतान करने में सरकार को कोई समस्या है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री मनसुख एल. मांडविया)
(क) और (ख): रारा-45सी के किमी 65/960 से किमी 116/440 तक सेथियातोप-चोलापुरम खंड को 4 लेन बनाने के हिस्‍से के रूप में किमी 67/290 से किमी 67/376 के बीच के पिन्नालुर बाईपास के निर्माण के लिए तमिलनाडु राज्य में पिन्नालुर गांव, कुरिंजिपडी तालुक, कुड्डालोर जिले में सर्वेक्षण संख्या 185/4बी (जैसा प्रश्न 1854 बी में उल्लिखित) में 1405 वर्ग मीटर की अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता है। तदनुसार, रारा अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के तहत अधिसूचना की प्रक्रिया शुरू की गई है।
 (ग): जी नही, तथापि रारा-45सी सेथियातोप-चोलापुरम खंड को 4 लेन बनाने का कार्य मैसर्स पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को सौंप दिया गया है, जिन्होंने 16.08.2018 को कार्य शुरू कर दिया है।
 (घ) और (ड.): रारा अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के तहत अधिसूचना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा भूमि मालिक को देय है।
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